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(क)से(ग):
जवाहरलाल नेहरू राष्‍ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) का मूल्‍यांकन मैसर्स ग्रांट थोर्टन द्वारा किया गया था जिसमें अन्‍य बातों के साथ-साथ यह कहा गया है कि जेएनएनयूआरएम देश में शहरी स्‍थलों के नवीकरण में सहायक है । स्‍वतंत्रता के पश्‍चात जेएनएनयूआरएम शहरी क्षेत्र के लिए इस प्रकृति और आकार का देश का प्रथम राष्‍ट्रीय अग्रणी कार्यक्रम है । मूल्‍यांकन रिपोर्ट का कार्यकारी सार    संलग्‍न है ।
(घ): अब तक जेएनएनयूआरएम के उप-मिशन शहरी अवस्‍थापना और शासन(यूआईजी) के अंतर्गत विभिन्‍न मिशन शहरों के लिए 6204179.50 लाख रूपए की अनुमोदित लागत और 2869829.38 लाख रूपए की अतिरिक्‍त केन्‍द्रीय सहायता (एसीए) वचनबद्धता के साथ 552 परियोजनाएं स्‍वीकृत की गई हैं । अब तक 769289.42 लाख रूपए की अनुमोदित लागत से और 323324.59 लाख रूपए की एसीए वचनबद्धता के साथ 152 परियोजनाएं, जिनके लिए उपयोग हेतु 283994.39 लाख रूपए जारी किए जा चुके हैं, वास्‍तविक रूप से पूर्ण हो गयी हैं ।
*******
अनुलग्‍नक
ग्रांट थोर्नटॉन (मार्च 2011) द्वारा जवाहरलाल नेहरू राष्‍ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के मूल्‍याकंन का कार्यकारी सार
पृष्‍ठभूमि और संदर्भ
ग्रांट थार्नटॉन, भारत को 65 मिशन शहरों और सैकडों गैर-मिशन शहरों में दिसम्‍बर 2005 में भारत सरकार द्वारा संचालित जवाहर लाल नेहरू नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के लिए मूल्‍यांकन एजेन्‍सी के रूप में नियुक्‍त किया गया था । मिशन शहरों में मध्‍यस्‍था दो उप-मिशनों अर्थात शहरी अवस्‍थापना और शासन (यूआईजी) और शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवाएं (बीएसयूपी) के अंतर्गत शामिल हैं। दूसरी ओर गैर-मिशन शहरों में दो उप-स्‍कीमें नामत:छोटे और मझौले कस्‍बों हेतु शहरी अवस्‍थापना विकास स्‍कीम (यूआईडीएसएसएमटी) और एकीकृत आवास एवं स्‍लम विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी) शामिल हैं। शहरी विकास मंत्रालय द्वारा यूआईजी और यूआईडीएसएसएमटी घटकों का कार्य किया जाता है जबकि आवास और शहरी गरीबी उप मिशन मंत्रालय अन्‍य दो घटकों के लिए नोडल एजेंसी है ।  
जेएनएनयूआरएम कार्यक्रम का मूल्‍यांकन ग्रांट थोर्नटान द्वारा किया गया था, जिसने मार्च,2011 में अपनी रिपोर्ट प्रस्‍तुत की । 66 शहरों (41 मिशन शहर और 25 गैर-मिशन शहर) के नमूनों से प्राप्‍त प्राथमिक सूचना, शहरी विकास मंत्रालय, आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय के साथ-साथ विभिन्‍न हितबद्धियों के साथ किए गए विचार-विमर्श से एकत्र की गई द्वितीयक सूचना के आधार पर मूल्‍यांकन किया गया था।  
कार्य सौपंने का उद्देश्‍य
विचारणीय विषय में यह पूरी तरह स्‍पष्‍ट किया गया है कि मूल्‍याकंन करने में मूल्‍याकंन एजेंसी  की  महत्‍वपूर्ण  भूमिका  निभाने की  परिकल्‍पना की  गई है  कि क्‍या मिशन के 
कार्यान्‍वयन में आने वाली बाधाओं और किए जाने वाले सुधारात्‍मक उपायों के साथ-साथ मिशन के समग्र लक्ष्‍यों को पूरा किया जा रहा है । कार्य सौंपे जाने के मुख्‍य उद्देश्‍यों में निम्‍नलिखित शामिल है: 
· lqfLFkjrk का मूल्‍याकंन करने सहित परिणामों और प्रभावों की समीक्षा और मूल्‍याकंन करना;
· कार्यान्‍वयन और किए जाने वाले सुधारात्‍मक उपायों में आने वाली बाधाओं पर की जाने वाली कार्रवाई के संबंध में निर्णय लेने हेतु आधार बताना । 
· संसाधन उपयोग की प्रभावशीलता और क्षमता का आकलन करना । 
· प्रलेखन,जानकारी उपलब्‍ध कराना और प्राप्‍त अनुभवों का प्रचार करना। 
मूल्‍यांकन के लिए नमूना  
दौरा और व्‍यापक अध्‍ययन के लिए निम्‍नलिखित शहरों का चयन किया गया है ।  
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अध्‍यायीकरण 
प्रस्‍तुतीकरण के प्रयोजन से हमने विचारित विषय के समान अनुक्रम का अनुसरण करने का प्रयास किया है। अत: हमारी रिपोर्ट में निम्‍नलिखित विषयों का विस्‍तारपूर्वक ब्‍यौरा दिया गया है:
-
शहर विकास योजनाओं की तैयारी और मूल्‍याकंन 
-
विस्‍तृत परियोजना रिपोर्ट की तैयारी और मूल्‍याकंन 
-
परियोजनाओं का कार्यान्‍वयन 
-
सुधारों का कार्यान्‍वयन 
-
दौरों के दौरान पाई गई सर्वोत्‍तम प्रक्रियाओं का प्रलेखन 
-
एमआईएस 
-
सांस्‍थानिक व्‍यवस्‍थांए
-
संसाधन जुटाना
यद्यपि इस रिपोर्ट के अंत में संबंधित अध्‍यायों में उपर्युक्‍त का ब्‍यौरा प्रस्‍तुत किया गया हैं। मुख्‍य निष्‍कर्ष के बाद में कुछ मुख्‍य सिफारिशें निम्‍नवत दी गई है;  
प्रमुख निष्‍कर्ष 
सभी तीन स्‍तरों पर सांस्‍थानिक प्रबंधों को शामिल करते हुए भी क्षेत्राधिकार के तीन स्‍तरों यथा राष्‍ट्रीय, राज्‍य और शहरी स्‍थानीय निकाय स्‍तर पर हमारे तीन मुख्‍य निष्‍कर्षों का सकंलन किया गया है । 
राष्‍ट्रीय स्‍तर पर, निष्‍कर्षों में विशिष्‍ट पहलुओं जैसे कि (।) मिशन का डिजाइन (।।) शहर विकास योजनाओं (।।।) विस्‍तृत परियोजना रिपोर्टों (iv) परियोजना प्रशासन को शामिल किया गया है ।
दूसरे राज्‍य स्‍तरीय निष्‍कर्षों में (।) पूर्व परियोजना कार्यकलाप (।।) परियोजना कार्यान्‍वयन (।।।) सुधारों का कार्यान्‍वयन और (iv) परियोजना निगरानी से संबंधित विषय शामिल हैं। 
अन्‍तत: शहरी स्‍थानीय निकाय स्‍तरीय निष्‍कर्षों में (।) परियोजना की तैयारी और (।।) परियोजना कार्यान्‍वयन शामिल हैं । 
कतिपय प्रमुख निष्‍कर्ष नीचे प्रस्‍तुत किए गए है:
1. राष्‍ट्रीय स्‍तर  
1.1 जेएनएनयूआरएम की डिजाइन  
· जेएनएनयूआरएम देश के शहरी क्षेत्र को बेहतर बनाने में अग्रणी भूमिका निभाता आया है । स्‍वतंत्रता के बाद, जेएनएनयूआरएम शहरी क्षेत्र का इस स्‍वरूप और आकार का देश का प्रथम राष्‍ट्रीय अग्रणी कार्यक्रम है ।  
· हालांकि जेएनएनयूआरएम शहरी स्‍थानीय निकायों को आसान शर्तों पर ऋण के रूप में केन्‍द्रीय सहायता मुहैया कराने का विकल्‍प देता है, उस विकल्‍प को चुनने का विवेकाधिकार राज्‍य सरकार पर छोडा गया है । 
· 65 मिशन शहरों में से, श्रेणी ए और बी में जेएनएनयूआरएम के तत्‍वाधान में उस सीमा तक वित्‍त पोषण की आवश्‍यकता नहीं है जितनी मौजूदा स्‍कीम में होती है और छोटे कस्‍बों के लिए वित्‍त पोषण  में वृद्धि करने के लिए उनके वित्‍त पोषण में कमी की जा सकती है । 
· मिशन शहरों के वित्‍त पोषण पर निर्णय वर्ष 2001 की जनगणना के आधार पर जनसंख्‍या के आधार पर लिया गया था; उक्‍त मानदण्‍डों के आधार पर छोटे कस्‍बों वाले छोटे राज्‍यों में बडे शहरों की अपेक्षा कुछ घाटा हुआ । अन्‍य मानदण्‍डों का भी पता लगाने का परामर्श दिया गया है ।
1.2 शहर विकास आयोजना 
· परामर्श की प्रकिया योजना से पूर्व अंतिम रूप दिए जाने तक सीमित थी।
·  स्‍वदेशी भाषा में शहर विकास योजनओं की अनुपलब्‍धता । 
· शहर विकास योजना को तत्‍काल रूप में परियोजनाओं के लिए निवेश योजना के रूप में देखा गया था न कि इसे संशोधित करते हुए बहुत सीमित शहरों सहित शहर के लिए एक विजन दस्‍तावेज के रूप में।
· शहर विकास आयोजना,मास्‍टर/क्षेत्रीय योजना के रूप में एक सांविधिक दस्‍तावेज नहीं है ।  
1.3 विस्‍तृत परियोजना रिपोर्ट  
· अधिकांश विस्‍तृत परियोजना रिपोर्टों का आरंभिक पर्यावरणीय अध्‍ययन (आईईएस) और एसआईए नहीं किया जाता है ।  
· जबकि मिशन वर्ष 2005 में शुरू हुआ है अधिकतर राज्‍यों के लिए अधिकांश परियोजनाएं वर्ष 2007 में स्‍वीकृत हुई थी।  
1.4 परियोजना प्रशासन
· मिशन में अनेक सलाहकार और परामर्शदाताओं का दखल है जिससे राज्‍य के कार्मिकों के लिए समन्‍वय की समस्‍या हो रही है क्‍योंकि उन्‍हें अनेक परामर्शदाताओं से सम्‍पर्क करना होता है।
2.
राज्‍य स्‍तर
2.1
 पूर्व परियोजना गतिविधियॉं
· केवल कुछ शहरों ने सीडीपी संशोधन के कदम उठाए है।
· डीपीआर तैयार करते हुए, स्‍टेकहोल्‍डरों से परामर्श बहुत सीमित था तथा अधिकतर समान विभागों और पैरास्‍टेटल एजेंसियों तक सीमित था।
· राज्‍य स्‍तरीय नोडल एजेंसी(एसएलएनए) का अध्‍यक्ष बिना किसी निर्धारित स्‍टाफ के(क्‍योंकि स्‍टाफ के पास पहले से ही अतिरिक्‍त कार्य है) या तो शहरी विकास के सचिव या नगर निगम प्रशासन/स्‍थानीय स्‍वयं सरकार होती है।
2.2
 परियोजना कार्यान्‍वयन
· कुछ राज्‍यों ने परियोजना प्रबंधन यूनिट (पीएमयू) या परियोजना कार्यान्‍वयन यूनिट(पीआईयू) का गठन भी नहीं किया है।
· अनेक मामलों में, विकास प्राधिकरण और पैरास्‍टेटल एजेंसियॉं परियोजनाओं के कार्यान्‍वयन के लिए उत्‍तरदायी बनाई गई तथा उन मामलों में जहां यह पीआईयू भी है, उनके स्‍वयं के मानव संसाधनों पर अधिक भार पड़ रहा है।
2.3
सुधारों का कार्यान्‍वयन
· नमूना शहरों के दौरे के दौरान बातचीत के आधार पर यह देखा गया कि पांच से सात वर्षो की अवधि के भीतर कार्यान्वित किए जाने वाले 23 सुधार राज्‍यों/यूएलबी हेतु पर्याप्‍त चुनौती प्रतीत होता है।
· सम्‍पत्ति स्‍वामित्‍व प्रमाणीकरण शुरू करना, कृषि भूमि को गैर कृषि उद्देश्‍य में बदलने आदि के लिए विधायी और प्रक्रियात्‍मक ढ़ांचे का सरलीकरण आदि जैसे कुछ सुधारों का कार्यान्‍वयन राज्‍य के प्रबंधकों के लिए अपेक्षित है।
· बढ़ावे के दृष्टिकोण को अपनाया जाना चाहिए तथा राज्‍यों को उन सुधारों की सूचना देने के लिए कहा जाए जिन्‍हें वे करना चाहते है और द्विपक्षीय चर्चा के माध्‍यम से स्‍वीकार्य समय-सीमा के भीतर कार्यान्वित करने की स्थिति में है।
· क्‍योंकि 23 सुधारों के कार्यान्‍वयन के लिए कोई निधि निर्धारित नहीं की गई है, कई यूएलबी अनेक सुधारों के कार्यान्‍वयन हेतु निधि के लिए संघर्ष कर रही है जैसे कि लेखा सुधार और जीआईएस आधारित सम्‍पत्ति कर निर्धारण।
· यह देखते हुए कि शहरी स्‍थानीय निकाय इस समय 12वीं अनुसूची के तहत उल्लि‍खित सभी कार्यो को करने की स्थिति में नहीं है, समान विभाग, पैरास्‍टेटल एजेंसियां और यूएलबी इस कार्यो को करने के लिए करार ज्ञापन पर हस्‍ताक्षर कर सकते हैं।
· उन्‍हीं कारणों से जैसा कि उपर्युक्‍त वर्णित हैं, जोकि वर्तमान में उनकी कार्य करने की अक्षमता है, अधिकतर यूएलबी रोड़ और ब्रिज, जलआपूर्ति, सीवरेज, जल निकासी और शहरी वृक्षारोपण जैसे कार्य करने की स्थिति में भी नहीं है।
2.4 परियोजना निगरानी
· पीएमयू की टूलकिट के अनुसार अनेक पीएमयू ने सभी पदों को नहीं भरा है।
· श.वि. मंत्रालय/हुपा मंत्रालय द्वारा नियुक्‍त स्‍वतंत्र समीक्षा और निगरानी एजेंसी(आईआरएमए) और तृतीय पक्ष स्‍वतंत्र निगरानी एजेंसी(टीपीआईएमए) परियोजना स्‍थल पर स्थित नहीं है और न्‍यूनतम स्‍थल दौरे करके व्‍यापक समीक्षा करती हैं। अलग-अलग परियोजना पीएमसी होने पर विचार करने में लाभ है।
3.
यूएलबी स्‍तर
3.1
परियोजना की तैयारी
· अधिकांश यूएलबी में परियोजना तैयार करने के लिए तंत्र और अपेक्षित कौशल  नहीं है तथा राज्‍यों ने इस कार्य के लिए परामर्शदाताओं की नियुक्ति की है।
· सुधारों और परियोजना के लिए मूल्‍यांकन और निगरानी एजेंसियों के समान एजेंसी द्वारा क्षमता विकास जो शायद आज के शहरी क्षेत्र परिप्रेक्ष्‍य में अपेक्षित इकलौती अत्‍यधिक महत्‍वपूर्ण गतिविधि है, की निगरानी पर विचार किया जाना चाहिए।
4.
संस्‍थागत स्‍तर
4.1
राष्‍ट्रीय स्‍तर
· उप मिशन निदेशालय का ढ़ांचा परियोजना कार्यान्‍वयन और सुधारों की आवश्‍यकता के अनुरूप है।
· सुधार प्राईमरो की तैयारी के लिए प्रार‍ि‍म्भिक अवधि, हैरिटेज सेक्‍टर को मिशन के तहत शामिल सेक्‍टरों की सूची में शामिल करने के निर्णय सहित बाद में जोड़े जा रहे अनेक प्राइमरों(जैसे हैरिटेज, ई-शासन आदि) सहित मिशन अवधि में शामिल कर ली गई है।
· सीपीएचईईओ और बीएमटीपीसी जैसे एजेंसियों में कर्मचारियों(स्‍टॉफ) की कमी है तथा मिशन अवधि के दौरान तकनीकी सहायता उपलब्‍ध कराने के लिए इन्‍हें सुदृढ़ किए जाने की आवश्‍यकता है।
· विभिन्‍न पहलुओं और राज्‍यों के दिशानिर्देशों पर जेएनएनयूआरएम के लिए टूलकिट में सीडीपी, डीपीआर तैयार करने, सीडीपी और डीपीआर का मूल्‍यांकन करने, परियोजनाओं की स्‍वीकृति, परियोजना कार्यान्‍वयन की समीक्षा और निगरानी से लेकर निर्धारित प्रणालियों और प्रक्रियाओं की परिभाषा दी गई है तथा तथा रिकार्ड की गयी है।
· गहराई से स्‍टेकहोल्‍डर परामर्श के आधार पर व्‍यापक दस्‍तावेज के लिए सीडीपी तैयार करने के लिए परामर्शदाताओं को दी गई समय-सीमा बहुत कम है।
4.2
राज्‍य स्‍तर
· यूएलबी को राज्‍य के साथ-साथ पीएमयू में तकनीकी संगठनों से बाह्य सहायता की आवश्‍यकता है।
· पीएमयू, यदि पूरा स्‍टॉफ हो, तो अपने बहुउद्देशीय दल से एमएलएनए को आवश्‍यक तकनीकी सहायता उपलब्‍ध करा सकती है।
· पीआईयू जोकि या तो राज्‍य की यूएलबी या पैरास्‍टेटल एजेसिंयों से संबंद्ध है, नगर निगम वित्‍त, सूचना प्रौद्योगिकी, शहरी आयोजना, पर्यावरण सामाजिक और सामुदायिक विकास की उपलब्धि और मानव संसाधन में तकनीकी विशेषज्ञता की कमी है। जो कि जेएनएनयूआरएम की स्‍वरूप और आकार की परियोजना के कार्यान्‍वयन के लिए आवश्‍यक है। 
· अधिकतर राज्‍यों ने राज्‍य और शहर स्‍तर पर टीएजी का गठन नहीं किया है।
· अधिकतर राज्‍यों में न तो खरीद नीति या खरीद मैनुअल है।
4.3 यूएलबी स्‍तर
· वर्तमान में जेएनएनयूआरएम दिशानिर्देशों में शहर स्‍तरीय स्‍वीकृति और निगरानी समिति के गठन का कोई प्रावधान नहीं है।
· विकास प्राधिकरणों, आवास और स्‍लम स्‍वीकृति बोर्डों जैसी पैरास्‍टेटल एजेंसियों पर नगर स्‍तर पर भी तकनीकी सहायता उपलब्‍ध है।
· अनेक राज्‍यों में यह देखा गया है कि इन-हाउस क्षमताओं की कमी के कारण सीडीपी और डीपीआर तैयार करने में यूएलबी का न्‍यूनतम दखल है।
सिफारिशें 
कुछ प्रमुख सिफरिशें नीचे प्रस्‍तुत हैं :
1.
राष्‍ट्रीय स्‍तर
1.1
नीति
· तब शहर विकास योजनाएं, राज्‍य शहरी नीति और शहरी अवस्‍थापना में लक्षित निवेश के सन्‍दर्भ में तैयार की जा सकती हैं ।
· शहरी विकास योजनाएं स्‍थानीय भाषा में भी तैयार की जानी चाहिएं ।
· शहर विकास आयोजनाएं सांविधिक दस्‍तावेज बनाई जाएं जिसे बाद में शहर के मास्‍टर प्‍लान का भाग बनाया जाए ।
· इस प्रकार: शहर योजना चक्र, में राज्‍य शहरी नीति, मास्‍टर प्‍लान , जोनल प्‍लान, शहर विकास योजना, सीआईपी और विस्‍तृत परियोजना रिपोर्ट शामिल होगी ।
· करार ज्ञापन पर हस्‍ताक्षर करने से पहले सुधार कार्यसूची पर सहमति के लिए करार हेतु सम्‍बन्धित केन्‍द्र राज्‍य और के बीच द्विपक्षीय चर्चा की जाए ।
· प्रशासनिक और संरचनात्‍मक सुधार अनिवार्य किए जाए ।
· जेएनएनयूआरएम परियोजना चक्र में राज्‍य शहरी नीति तैयार करने पर भी जोर दिया जाए ।
· जेएनएनयूआरएम के तहत मुख्‍यत: प्राथमिकता क्षेत्रों जैसे कि जलापूर्ति, सीवरेज, ठोस कचरा प्रबन्‍धन, वर्षा जल निकासी, सड़क और आवास को वित्‍त पोषण किया जाए ।
· मिशन शहरों के वित्‍त पोषण हेतु जनसंख्‍या के अलावा प्रति व्‍यक्ति राजस्‍व, अवस्‍थापना का स्‍तर, राज्‍य शहर नीति के सन्‍दर्भ में निवेश की आवश्‍यकता जैसे मानदण्‍ड  वांछनीय होंगे ।
· जेएनएनयूआरएम प्रेरणास्‍त्रोत कार्यक्रम होना चाहिए । जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत आसान शर्तोपपर ऋण अथवा अनुदान के रूप में मुहैया कराई जाने वाली केन्‍द्रीय सहायता की शर्तो को ध्‍यान में रखते हुए आरंभिक वित्‍तीय राशि के संबंध में निर्णय किए जाने और उसका पालन करने  की आवश्‍यकता है ।
· रेल मंत्रालय, रक्षा, पर्यावरण एवं वन तथा भारतीय राष्‍ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ( एन एच ए आई )से अपेक्षित अनुमोदन प्राप्ति से होने वाले विलंब को कम करने में केन्‍द्र द्वारा सहायता की जाए ।
· एक राष्‍ट्र स्‍तरीय खरीद नियमावली बनाई जाए जिसके अनुसार जेएनएनयूआरएम परियोजनाओं के लिए सभी प्रकार की खरीद की  जाए ।
· सुधारों का दूसरा दौर केवल उन्‍हीं राज्‍यों के लिए आरम्‍भ किया जाए जिन्‍होंने अपने करार ज्ञापन में वचनबद्ध अनुसार 23 सुधारों के पूरा कर लिया हो ।
1.2
सांस्‍थानिक
· दोनो मंत्रालयों के लिए एकल मिशन निदेशालय बनाने पर विचार किया    जाए ।
· वर्तमान में कुछ राज्‍यों में विद्यमान बहुल एजेंसियों की जगह एक नोडल एजेंसी जोकि अधिमानत: राज्‍य का शहरी विकास विभाग हो सकता है, हो ।
· शहर विकास योजना, विस्‍तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने से लेकर परियोजना निष्‍पादन तक की पूरी प्रक्रिया में शहरी स्‍थानीय निकाय के स्‍टाफ की पत्‍यक्ष आन्‍तरिक भागीदारी की अत्‍यन्‍त आवश्‍यकता है ।
· विस्‍तृत परियोजना रिपोर्ट में तकनीकी खामियों के लिए करार में परिसमाप्‍त क्षतिपूर्ति संबंधी धारा सहित विस्‍तृत परियोजना रिपोर्ट के कार्यान्‍वयन के पर्यवेक्षण और निगरानी के लिए डीपीआर एजेंसी, पीएमसी के रूप में कार्य करेगी ।
· दोनों मंत्रालयों द्वारा राष्‍ट्रीय स्‍तर पर शहरी प्रबन्‍धन संस्‍थान अन्‍तर्राष्‍ट्रीय स्‍तर के प्रतिष्ठित संस्‍थानों के साथ सम्‍बद्ध करके खोले जाएं ।
· अन्‍य राज्‍यों में एमयूआईएनएफआरए और टीएनयूडीएफ जैसे प्रयास पहल को प्रोत्‍साहित किया जाए ।
· प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए शहर विकास योजना और विस्‍तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने हेतु धनराशि परियोजना विकास सहायता कोष के रूप में राज्‍य सरकार के पास रखी जाए और प्रतिपूर्ति संबंधी अनुरोध के अनुसार इस राशि को वितरित करने का प्राधिकार राज्‍य स्‍तर पर दिया जाए ।
· खरीद बाद संबंधी समीक्षा केन्‍द्र द्वारा की जाएं ।
1.3
प्रक्रिया
· एक बार में प्रस्‍तावित परियोजनाओं को अंतिम अनुमोदन देने की मौजूदा प्रक्रिया की जगह परियोजनाओं हेतु अनुमोदन प्रक्रिया को दो स्‍तरों पर - सिद्धान्‍त: अनुमोदन स्‍तर और अंतिम अनुमोदन स्‍तर पर विभाजित किया जाए । 
· परियोजनाओं के वित्‍तीय समाप्‍त के सम्‍बन्‍धी ब्‍यौरे परियोजना के सिद्धान्‍तत: अनुमोदन स्‍तर और अंतिम अनुमोदन स्‍तर के बीच की अवधि में दिए जाएं ।
· शहरी विकास मंत्रालय ऐसी परियोजनाओं जिनमें भूमि अधिग्रहण शामिल है को तबतक अनुमोदित नहीं करे जब तक राज्‍य यह पुष्टि नहीं कर देता कि परियोजना के लिए भूमि उपयुक्‍त समय के भीतर कार्यान्‍वयन एजेंसी के कब्‍जे में होगी ।
· वर्तमान में चार किश्‍तों के बजाय केवल दो किश्‍तें हो ।
· विरासत परियोजनाओं के लिए एक विरासत प्रबन्‍धन योजना और एक सांस्‍कृतिक प्रभाव मूल्‍यांकन पूर्व अपेक्षा हो ।
2.
राज्‍य स्‍तर 
2.1
नीति
· नगरपालिका सेवा विनियामक बनाना
· शहरी स्‍थानीय स्‍तर पर तृतीय पक्ष वित्‍तीय लेखा परीक्षा हो ।
· सभी शहरी स्‍थानीय निकायों के लिए जल लेखा परीक्षा और ऊर्जा लेखा परीक्षा की सिफारिश की जाती है ।
· राज्‍य अपने यहां आरम्‍भ की जाने वाली सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजनाओं के लिए राज्‍य स्‍तरीय सार्वजनिक निजी भागीदारी नीति बनाने पर विचार कर सकते हैं ।
· राज्‍य स्‍तर पर नगरपालिका और व्‍यावसायिक कैडर बनाना ।
2.2
सांस्‍थानिक
· राज्‍य के लिए डाटा केन्‍द्र तत्‍काल प्रभाव से बनाए जाएं ।
· 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम को लागू करने से पहले , शहरी स्‍थानीय निकाय की सेवा प्रदान करने की क्षमता की पहचान की जाए और इसमें सुधार करने के लिए उपाय किए जाएं ।
2.3
प्रक्रिया
· राज्‍य के शहरी स्‍थानीय निकायों में सक्षम और तुलनात्‍मक परिणामों के लिए कुछ शहरी स्‍थानीय निकाय स्‍तरीय सुधार जैसे कि ई-गवर्नेंस और दोहरी पृवष्टि लेखांकन प्रणाली हेतु राज्‍य की प्रबन्‍धकीय क्षमता की आवश्‍यकता पड़ती है ।
3.
शहरी स्‍थानीय निकाय
3.1
नीति
· क्षेत्र आधारित प्रक्रिया अथवा पूंजी मूल्‍य आधारित प्रक्रिया के लिए सम्‍पत्ति-कर संरचना को संशोधित करना ।
· एक शहरी स्‍तरीय स्‍वीकृति एवं निगरानी समिति पर विचार किया जाए ।
3.2
सांस्‍थानिक 
· नागरिक चार्टर तैयार करना ।
· मुख्‍य स्‍टॉक के लिए कार्य अवधि को सुनिश्चित करना ।
· निचले स्‍तर के अधिकारियों को क्षमता विकास कार्यक्रम में शामिल करने की आवश्‍यकता हैं क्‍योंकि वे ही हैं जो वास्‍ताव में परियोजनाओं को लागू करेंगे और अनुमान है कि वे यूएलबी में तुलनात्‍मक रूप से लम्‍बी अवधि तक टिकेंगे
3.3.
प्रक्रिया ।
· आवासीय परियोजनाओं हेतु डीपीआर अनुमोदित करने से पहले सामाजिक-आर्थिक( लाभार्थी की पहचान ) और बायोमीट्रिक सर्वेक्षण अनिवार्य कर दिया जाना चाहिए ।
4.
स्थिरता
4.1 निधि प्रवाह
· सुनिश्चित किया जाएगा कि एक बार प्रारम्‍भ होने पर परियोजनाओं की प्रगति को सुधारों से अलग रखा जाए ।
· लम्बित उयोग प्रमाणपत्रों पर तीव्रता से कार्रवाई ।
· केन्‍द्र एसपीवी बनाने और शहरी स्‍थानीय निकायों (यूएलबी) अलग एसपीवी खातों में सीधे निधियों जारी करने पर विचार करेगा ।
· टीयूएफआरइडीसीओ और एमयूआईएमएफआरए जेसी सर्वोत्‍तम पद्धतियों के आधार पर पूलड वित्‍तपोषण तंत्र, शहरी विकास निधियों और संतुलन आवश्‍यकताओं को प्रोत्‍साहित किया जाएगा । 
4.4 राज्‍य स्‍तरीय नोडल एजेंसी( एसएलएनए) के स्‍वामित्‍व में वृद्धि
· केवल राज्‍य शहरी विकास विभाग को एसएलएनए का दायित्‍व सौंपा जाना चाहिए । वैकल्पिक रूप से एक अलग विधायी निकाय जेसे कर्नाटक में केयूआरडीएफसी या तमिलनाडु में टीएनयूडीएफ को यह दायित्‍व सौंपा जा सकता है ।
· एकल राज्‍य स्‍तरीय नोडल एजेंसी(एसएनएनए) होनी चाहिए ।
4.5 संस्‍थागत प्रबंधन
· 74वें संविधान संशोधन अधिनियम पर आधारित स्‍टापिफंग आवश्‍यकताओं के लिए भारत के सभी राज्‍यों और शहरी स्‍थानीय निकायों द्वारा एक विस्‍तृत मानव संसाधन अध्‍ययन किए जाने की आवश्‍यकता है ।
· शहरी स्‍थानीय निकायों के कार्मिको के कार्यकाल की स्थिरता पर विचार करने की आवश्‍यकता है ।
· जहां आईएल एंड एकएस कार्यक्रम प्रबंधन यूनिट(पीएमयू) है, फर्म बनाना वैयक्ति तैनातियों के मामले में आईएल एंड एफ एस पी, एमयू का श्रेष्‍ठ उदाहरण है । ऐसा महसूस किया गया है कि फर्म को कार्य सौपना बेहतर जवाबदेही सुनिश्चित करता  है ।
********
